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भारत के प्रस्तावित एंटी-डोपिंग 
कानून संशोधन 

समाचार में

•	 यवुा कार्य एवं खले मतं्रालय ने राष्ट्रीय एटंी-डोपिंग 
अधिनियम, 2022 में प्रस्तावित संशोधनों को जन 
परामर्श हते ुप्रस्तुत किया ह।ै

	� इन संशोधनों का उद्देश्य संगठित डोपिंग गतिविधियों 
को अपराध घोषित करना ह,ै जिसमें तस्करों, 
सिंडिकेटों, कोचों और आपरू्तिकर्ताओ ंको लक्षित 
किया जाएगा, न कि उन खिलाड़ियों को जो 
प्रतिबंधित पदार्थों के सेवन के कारण दोषी पाए जाते 
हैं।

डोपिंग के बारे में

•	 डोपिंग का अर्थ ह ै खिलाड़ियों द्वारा अनचुित 
प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त करने हते ुप्रतिबंधित प्रदर्शन-
वर्धक पदार्थों या तरीकों का उपयोग करना।

•	 वैश्विक स्तर पर इसका संचालन विश्व एटंी-डोपिंग 
एजेंसी (WADA) द्वारा किया जाता ह,ै जिसकी 
स्थापना 1999 में हुई थी।

	� WADA प्रतिबंधित सचूी बनाए रखती ह,ै जिसमें 
एनाबॉलिक स्टेरॉयड, EPO, उत्तेजक पदार्थ, 
मतू्रवर्धक और आवरणकारी एजेंट शामिल हैं।

•	 भारत में राष्ट्रीय एटंी-डोपिंग एजेंसी (NADA) 
एटंी-डोपिंग ढांच ेको लाग ूकरती ह ैतथा राष्ट्रीय डोप 
परीक्षण प्रयोगशाला (NDTL) परीक्षण करती ह।ै

•	 भारत यूनेस्को अंतर र्ाष्ट्रीय खेलों में डोपिंग विरोधी 
अभिसमय का हस्ताक्षरकर्ता ह।ै

प्रमुख प्रस्तावित संशोधन

•	 सगंठित डोपिंग गतिविधियों का अपराधीकरण: 
ध्यान केवल खिलाड़ियों पर नहीं बल्कि डोपिंग नेटवर्क  
पर कें द्रित होगा।

•	 प्रतिबंधित पदार्थों की तस्करी और आपूर्ति पर दडं: 
अवैध तस्करी, आपरू्ति या वितरण को आपराधिक दडं 
मिल सकता ह।ै

•	 सहायक कर्मियों की जवाबदेही: कोच, प्रशिक्षक, 
चिकित्सक या अन्य सहयोगी जो जानबझूकर प्रतिबंधित 
पदार्थ दतेे हैं, उन पर काननूी कार्रवाई होगी।

•	 नाबालिगों की सरुक्षा: 18 वर्ष से कम आय ु के 
खिलाड़ियों को प्रतिबंधित पदार्थ दनेे पर कठोर दडं का 
प्रावधान।

•	 सगंठित वाणिज्यिक सचंालन पर कार्रवाई: 
डोपिंग गतिविधियों से लाभ कमाने वाले सिंडिकेटों पर 
आपराधिक दायित्व।

•	 बिक्री और प्रचार का विनियमन: गलत लेबल वाले 
प्रतिबंधित पदार्थों की बिक्री और विज्ञापनों के माध्यम से 
डोपिंग को बढ़ावा दनेे पर दडं।

भारत में डोपिंग बने रहने के कारण

•	 दूषित सप्लीमेंट्स: सप्लीमेंट बाजार का अपर्याप्त 
नियमन, निम्न गणुवत्ता वाले उत्पाद आसानी से 
खिलाड़ियों तक पहुचँते हैं।

•	 जागरूकता की कमी: कई खिलाड़ी प्रतिबंधित पदार्थों 
की सचूी से अनभिज्ञ रहते हैं।

•	 सामाजिक-आर्थिक दबाव: ग्रामीण खिलाड़ियों के 
लिए खले गरीबी से निकलने का साधन ह;ै सार्वजनिक 
रोजगार और कोटा जैसी सवुिधाए ँप्रदर्शन के लिए दबाव 
बढ़ाती हैं।

•	 ससं्थागत कमियाँ: NADA को 2022 तक विधायी 
समर्थन नहीं था।

•	 सीमित WADA-मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाए:ँ 
परीक्षण में विलंब।

प्रस्तावित संशोधनों का महत्व

•	 ध्यान व्यक्तिगत खिलाड़ियों से हटकर संगठित 
आपराधिक नेटवर्क  पर कें द्रित।

•	 कमजोर खिलाड़ियों को शोषण से बचाव।

•	 खले शासन और अखडंता को सदुृढ़ करना।

•	 अतंर्राष्ट्रीय खलेों में भारत की विश्वसनीयता बढ़ाना।
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भारत में प्रमुख एटंी-डोपिंग उपाय

•	 राष्ट्रीय एटंी-डोपिंग एजेंसी (NADA): परीक्षण, 
जांच, जागरूकता कार्यक्रम और नियमों का 
कार्यान्वयन।

•	 राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला (NDTL): 
खिलाड़ियों के नमनूों का वैज्ञानिक विश्लेषण।

•	 नो योर मेडिसिन (Know Your Medicine) 
ऐप: खिलाड़ियों को प्रतिबंधित पदार्थों वाली दवाओ ं
की पहचान में सहायता।

•	 थेरेप्यूटिक यूज़ एग्जेम्प्शन [Therapeutic Use 
Exemption (TUE)]: वास्तविक चिकित्सीय 
स्थिति वाले खिलाड़ियों को निर्धारित शर्तों के अतंर्गत 
प्रतिबंधित पदार्थों के उपयोग की अनमुति।

Source: TH

नमूना पंजीकरण सर्वेक्षण 2024 

संदर्भ

•	 हाल ही में नमनूा पंजीकरण सर्वेक्षण 2024 भारत के 
महापंजीयक कार्यालय (ORGI) द्वारा जारी किया गया।

नमूना पंजीकरण प्रणाली (SRS)

•	 यह शिश ुमतृ्यु दर, जन्म दर, मतृ्यु दर तथा अन्य प्रजनन 
एवं मतृ्यु दर संकेतकों के राष्ट्रीय एवं उप-राष्ट्रीय स्तर पर 
विश्वसनीय वार्षिक अनमुान प्रदान करती ह।ै

•	 यह एक बड़े पैमाने पर जनसांख्यिकीय सर्वेक्षण ह,ै जिसे 
भारत के महापंजीयक कार्यालय द्वारा प्रतिवर्ष सभी 
राज्यों/कें द्र शासित प्रदशेों में संचालित किया जाता ह।ै

प्रमुख निष्कर्ष

•	 जन्म दर: प्रति 1,000 जनसंख्या पर जीवित जन्म। यह 
2014 में 21 से घटकर 2024 में 18.3 हो गई।

	� शहरी क्षेत्रों में 14.9 से घटकर 14.7 और ग्रामीण 
क्षेत्रों में 20.3 से घटकर 20.2।

	� बिहार में सर्वाधिक जन्म दर 26.8 रही, जबकि 
अडंमान एवं निकोबार द्वीपसमहू में न्यूनतम 9.9।

•	 मृत्यु दर: प्रति 1,000 जनसंख्या पर मतृ्यु। यह 6.7 से 
घटकर 6.4 हो गई।

	� 2024 में छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक मतृ्यु दर 8.4 रही, 
जबकि चडंीगढ़ में न्यूनतम 3.9।

•	 शिशु मृत्यु दर (IMR): एक वर्ष से कम आय ुके बच्चों 
की प्रति 1,000 जीवित जन्मों पर मतृ्यु।

	� 2024 में IMR का स्तर 24 रहा, जो 1971 की 
तलुना में पाँचवें हिस्से से भी कम ह।ै

	� विगत दस वर्षों में IMR में लगभग 38% की कमी 
आई।

	� 2024 में छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक IMR (36) और 
मणिपरु में न्यूनतम (2) दर्ज किया गया।

शिशु मृत्यु दर को कम करने हेतु सरकारी पहल
•	 जननी शिशु सरुक्षा कार्यक्रम (JSSK): सभी 

गर्भवती महिलाओ ंएवं बीमार शिशओु ं(एक वर्ष तक) 
को सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में निःशलु्क प्रसव 
(सीज़ेरियन सहित) की सवुिधा। इसमें निःशलु्क दवाए,ँ 
उपभोग्य सामग्री, आहार, जाँच, परिवहन एवं रक्त 
आधान शामिल।

•	 प्रधानमंत्री सरुक्षित मातृत्व अभियान (PMSMA): 
गर्भवती महिलाओ ंको प्रत्येक माह की 9 तारीख को 
विशषेज्ञ/चिकित्सक द्वारा निःशलु्क एवं गणुवत्तापरू्ण 
प्रसवपरू्व जांच।

•	 ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण दिवस 
(VHSNDs): मात ृ एवं शिश ु स्वास्थ्य सेवाओ ं की 
उपलब्धता तथा जागरूकता।

•	 प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य (RCH) पोर्टल: गर्भवती 
महिलाओ ंएवं नवजात शिशओु ंकी सेवाओ ंकी सतत 
निगरानी हते ुवेब-सक्षम प्रणाली।

•	 माता एवं शिशु सरंक्षण कार्ड तथा सरुक्षित मातृत्व 
पुस्तिका: गर्भवती महिलाओ ं को आहार, विश्राम, 
गर्भावस्था के खतरे के संकेत, लाभकारी योजनाए ँएवं 
संस्थागत प्रसव की जानकारी।

•	 मिशन इदं्रधनुष (2014): 90% से अधिक परू्ण 
टीकाकरण कवरेज सनुिश्चित करने हते ु नियमित 
टीकाकरण सेवाओ ंको सदुृढ़ करना।
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	� परू्ण टीकाकरण कवरेज 2015 में 62% से बढ़कर 
2026 में 98.4% हुआ।

•	 राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (RBSK): 0 से 18 
वर्ष तक के बच्चों की 32 स्वास्थ्य स्थितियों (रोग, कमी, 
दोष एवं विकासात्मक विलंब) की स्क्रीनिग।

•	 पोषण पुनर्वास कें द्र (NRCs): गंभीर तीव्र कुपोषण 
(SAM) एवं चिकित्सीय जटिलताओ ंवाले बच्चों का 
उपचार।

क्या आप जानते हैं?

•	 भारत ने टीकाकरण के माध्यम से चचेक, पोलियो 
और मात ृएवं नवजात टिटनेस का उन्मूलन कर दिया 
ह ैतथा अपना टीकाकरण कार्यक्रम निरंतर विस्तारित 
कर रहा ह ै— हाल ही में 2026 में HPV एवं स्वदशेी 
Td टीके लॉन्च किए गए।

•	 सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम (UIP) विश्व के 
सबसे बड़े टीकाकरण कार्यक्रमों में से एक ह,ै जो 
प्रतिवर्ष 2.9 करोड़ गर्भवती महिलाओ ं और 2.54 
करोड़ नवजात शिशओु ंतक निःशलु्क पहुचँता ह।ै

Source: TH

साइबर वॉरफेयर और अंतरराष्ट् रीय 
कानून के लिए चुनौती 

संदर्भ

•	 हाल ही में इस्राइल-ईरान संघर्ष से जडु़ी साइबर 
गतिविधियों ने यह उजागर किया कि अब पारंपरिक सैन्य 
हमलों के साथ-साथ डिजिटल हमले भी किए जा रह ेहैं।

साइबर वॉरफेयर के बारे में

•	 साइबर वॉरफेयर का अर्थ ह ै डिजिटल तकनीकों का 
उपयोग करके किसी अन्य राज्य की प्रणालियों और 
अवसंरचना को बाधित करना, क्षति पहुचँाना या 
रणनीतिक लाभ प्राप्त करना।

•	 यह साइबरस्पेस में संचालित होता ह ैऔर पारंपरिक 
वॉरफेयर के विपरीत संचार, वित्तीय एवं रक्षा नेटवर्क  को 
लक्षित करता ह।ै

साइबर वॉरफेयर के घटक
•	 साइबर जाससूी: संवेदनशील सैन्य या रणनीतिक 

जानकारी की चोरी।

•	 साइबर हमले: मलैवेयर, रैनसमवेयर या DDoS हमलों 
के माध्यम से नेटवर्क , वेबसाइट या अवसंरचना को 
बाधित करना।

•	 सचूना वॉरफेयर: गलत सचूना और प्रचार के माध्यम 
से जनमत को प्रभावित करना।

•	 महत्वपर्ण अवसरंचना पर हमला: विद्युत ग्रिड, 
बैंकिग प्रणाली, रक्षा प्रणाली और स्वास्थ्य नेटवर्क  को 
निशाना बनाना।

•	 मनोवैज्ञानिक अभियान: डिजिटल माध्यम से मनोबल 
और जन धारणा को प्रभावित करना।

वॉरफेयर के नए साधन के रूप में साइबर अभियान
•	 आधनुिक संघर्षों में भौतिक हमलों के साथ साइबर 

अभियानों का संयोजन बढ़ रहा ह।ै

•	 अमरेिका-इस्राइल-ईरान तनाव के दौरान समाचार पोर्टलों 
और संचार अनपु्रयोगों की हकैिग की रिपोर्टें सामने आई।ं

उभरते रुझान
•	 भौतिक हमलों से परू्व संचार और रक्षा प्रणालियों को 

निष्क्रिय करने हते ुसाइबर अभियानों का प्रयोग।

•	 डिजिटल हमले भौगोलिक सीमाओ ं से परे संघर्ष को 
विस्तारित करते हैं।

•	 गैर-राज्य हकैर समहू प्रॉक्सी के रूप में कार्य करते हैं, 
जिससे जवाबदहेी कठिन हो जाती ह।ै

•	 राज्य साइबर उपकरणों का प्रयोग आक्रामक और 
रक्षात्मक दोनों रणनीतिक उद्देश्यों हते ुकरते हैं।

	� इस प्रकार, भमूि, समदु्र, वाय ुऔर अतंरिक्ष के बाद 
साइबरस्पेस वॉरफेयर का ‘पाँचवाँ क्षेत्र’ बन गया ह।ै

साइबर वॉरफेयर से जुड़े मुद्दे और चिताएँ
•	 जिम्मेदारी तय करने में कठिनाई: साइबर हमले कई 

न्यायक्षेत्रों और गमुनाम नेटवर्कों से होकर गजुरते हैं, 
जिससे वास्तविक अपराधी की पहचान कठिन होती ह।ै

•	 अंतरराष्ट्रीय कानून में अस्पष्टता: संयकु्त राष्ट्र चार्टर 
का अनचु्छेद 2(4) बल प्रयोग को प्रतिबंधित करता ह ै
और सिद्धांततः साइबरस्पेस पर भी लाग ूहोता ह।ै
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	�  कित ुयह स्पष्ट नहीं ह ैकि कब साइबर हमला ‘बल 
प्रयोग’ की श्रेणी में आता ह।ै

•	 कानूनी उपायों की कमी: पीड़ितों को न्याय मिलना 
दरु्लभ ह ैक्योंकि अतंरराष्ट्रीय न्यायालयों को राज्य की 
सहमति चाहिए; घरेल ू न्यायालयों में संप्रभ ु प्रतिरक्षा 
राज्यों की रक्षा करती ह;ै और साक्ष्य प्रायः गोपनीय या 
तकनीकी रूप से जटिल होते हैं।

•	 महत्वपर्ण अवसरंचना पर खतरा: साइबर हमले 
बैंकिग प्रणाली, ऊर्जा ग्रिड, स्वास्थ्य सेवाओ ं और 
शासन प्लेटफॉर्म को बाधित कर सकते हैं। इससे राष्ट्रीय 
सरुक्षा और आर्थिक स्थिरता पर जोखिम उत्पन्न होता ह।ै

•	 वदृ्धि का जोखिम: साइबर हमले प्रतिशोध को प्रेरित 
कर सकते हैं और पारंपरिक सैन्य सीमा पार किए बिना 
भ-ूराजनीतिक तनाव बढ़ा सकते हैं।

•	 गैर-राज्य अभिनेताओ ंकी भूमिका: हकै्टिविस्ट समहू 
और साइबर मर्सिनरी के सैनिक अतंरराष्ट्रीय काननू के 
अतंर्गत राज्य की जिम्मेदारी को जटिल बनाते हैं।

संबंधित अंतरराष्ट्रीय कानून
•	 सयुंक्त राष्ट्र चार्टर:

	� अनचु्छेद 2(4): किसी अन्य राज्य के विरुद्ध बल 
प्रयोग या धमकी को प्रतिबंधित करता ह।ै

	� अनचु्छेद 51: सशस्त्र हमले की स्थिति में आत्मरक्षा 
की अनमुति दतेा ह।ै

•	 टालिन मैनुअल: NATO विशषेज्ञों द्वारा तैयार, यह 
बताता ह ै कि अतंरराष्ट्रीय काननू साइबर वॉरफेयर पर 
कैसे लाग ूहोता ह,ै यद्यपि यह बाध्यकारी नहीं ह।ै

•	 बुडापेस्ट कन्वेंशन ऑन साइबरक्राइम: साइबर 
अपराध के विरुद्ध अतंरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा दतेा 
ह।ै भारत संप्रभतुा और प्रारूपण में भागीदारी न होने की 
चितंाओ ंके कारण हस्ताक्षरकर्ता नहीं ह।ै

•	 सयुंक्त राष्ट्र साइबरक्राइम कन्वेंशन: वैश्विक सहयोग 
को सदुृढ़ करने का प्रयास करता ह,ै कित ुराज्य-प्रायोजित 
साइबर वॉरफेयर को पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं करता।

भारत द्वारा साइबर वॉरफेयर से निपटने के उपाय

•	 ससं्थागत उपाय:

	� CERT-In (भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन 
प्रतिक्रिया दल): साइबर घटनाओ ंकी प्रतिक्रिया 
हते ुनोडल एजेंसी।

	� राष्ट्रीय महत्वपर्ण सचूना अवसरंचना सरंक्षण 
कें द्र (NCIIPC): महत्वपरू्ण क्षेत्रों की सरुक्षा।

	� रक्षा साइबर एजेंसी (DCA): सैन्य साइबर 
अभियानों का संचालन।

•	 नीतिगत पहल:

	� राष्ट्रीय साइबर सरुक्षा नीति, 2013।

	� डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 
2023।

	� क्षमता निर्माण हते ुसाइबर सरुक्षित भारत पहल।

•	 अंतरराष्ट्रीय सहयोग:

	� भारत संयकु्त राष्ट्र के ओपन-एडेंड वर्किं ग ग्रुप ऑन 
साइबर सरुक्षा में सक्रिय भागीदारी करता ह।ै

	� अमरेिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे दशेों के 
साथ द्विपक्षीय साइबर सहयोग।

साइबर वॉरफेयर के विरुद्ध सुदृढ़ीकरण उपाय

•	 स्पष्ट साइबर प्रतिरोध विकसित करना: भारत को 
आक्रामक और रक्षात्मक क्षमताओ ं सहित व्यापक 
राष्ट्रीय साइबर सरुक्षा रणनीति तैयार करनी चाहिए।

•	 जिम्मेदारी निर्धारण क्षमता में सधुार: AI-आधारित 
साइबर फॉरेंसिक और खफुिया साझाकरण में निवेश 
आवश्यक।

•	 महत्वपर्ण अवसरंचना को सदुृढ़ करना: नियमित 
सरुक्षा ऑडिट और स्वदशेी साइबर सरुक्षा तकनीकों को 
बढ़ावा।

•	 कुशल कार्यबल का निर्माण: साइबर सरुक्षा शिक्षा 
और विशषे प्रशिक्षण का विस्तार।

•	 अंतरराष्ट्रीय साइबर मानदडंों को बढ़ावा देना: भारत 
को साइबरस्पेस में जिम्मेदार राज्य व्यवहार हते ुवैश्विक 
नियमों को सक्रिय रूप से आकार दनेा चाहिए।

•	 सार्वजनिक-निजी भागीदारी: उद्योग के साथ सहयोग 
आवश्यक ह ैक्योंकि अधिकांश डिजिटल अवसंरचना 
निजी स्वामित्व में ह।ै

Source: TH
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सीमा प्रबंधन 

समाचार में

•	 कें द्र सरकार पाकिस्तान और बांग्लादशे से लगी भारत की 
सीमाओ ंको सदुृढ़ करने हते ुस्मार्ट बॉर्डर परियोजना 
शरुू करने जा रही ह।ै इसमें ड्रोन, राडार और आधनुिक 
निगरानी कैमरों जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग किया 
जाएगा।

सीमा प्रबंधन

•	 सीमा प्रबंधन वह प्रक्रिया ह ैजिसके माध्यम से कोई दशे 
अपनी सीमाओ ं को नियंत्रित और प्रबंधित करता ह ै
ताकि सरुक्षा सनुिश्चित हो सके और अधिकृत व्यक्तियों 
एवं वस्तुओ ंका सचुारु आवागमन हो।

•	 इसमें अवैध प्रवेश और खतरों को रोकना शामिल ह,ै 
साथ ही वैध व्यापार एवं यात्रा को न्यूनतम व्यवधान के 
साथ सगुम बनाना भी।

•	 नोट: भारत की तटरेखा की लंबाई 7516.6 किमी से 
पनुर्मूल्यांकन कर 11098.81 किमी कर दी गई ह।ै यह 
कार्य राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक कार्यालय (NHO) ने सर्वे 
ऑफ इडंिया (SoI) के सहयोग से राष्ट्रीय सरुक्षा परिषद 
सचिवालय (NSCS) द्वारा प्रदत्त नवीनतम संदर्भ शर्तों 
के अनसुार किया।

सीमा प्रबंधन का महत्व

•	 राष्ट्रीय सरुक्षा: भारत की 15,106 किमी लंबी स्थलीय 
सीमा सात दशेों—पाकिस्तान, चीन, बांग्लादशे, नेपाल, 
भटूान, म्यांमार और अफगानिस्तान—से लगती ह।ै 

	� इन सीमाओ ं की सरुक्षा घसुपैठ, आतंकवाद और 
अवैध प्रवासन को रोकने के लिए आवश्यक ह।ै

•	 आर्थिक विकास: सीमा सड़कें , सरंुगें और संपर्क  
परियोजनाए ँ व्यापार, पर्यटन एवं पनुः प्रवासन को 
सक्षम बनाती हैं, जिससे “दरूस्थ” गाँव “प्रथम गाँव” में 
परिवर्तित होते हैं।

•	 रणनीतिक स्थिरता: प्रभावी सीमा प्रबंधन भारत की 
प्रतिरोधक क्षमता को सदुृढ़ करता ह ैऔर त्वरित सैन्य 
लामबंदी में सहायक होता ह।ै

•	 सामुदायिक एकीकरण: सीमा गाँवों का विकास 
राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा दतेा ह ै और सीमावर्ती 
जनसंख्या में अलगाव को कम करता ह।ै

चुनौतियाँ
•	 छिद्रपूर्ण सीमाए:ँ विशषेकर बांग्लादशे, नेपाल और 

म्यांमार से लगी सीमाए ँ तस्करी, अवैध प्रवासन एवं 
मानव तस्करी जैसी सरुक्षा चनुौतियाँ उत्पन्न करती हैं।

•	 कठिन भू-भाग: हिमालय, रेगिस्तान और घने वन 
निगरानी एवं अवसंरचना विकास में बाधा डालते हैं।

•	 सीमा-पार आतंकवाद: भारत-पाकिस्तान सीमा पर 
लगातार घसुपैठ के प्रयास।

•	 प्रौद्योगिकीय अंतराल: AI, UAV (ड्रोन) और स्मार्ट 
फें सिंग के व्यापक उपयोग की आवश्यकता।

•	 सामाजिक-आर्थिक कमजोरियाँ: सीमा गाँवों में 
स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका की कमी उन्हें शोषण 
के प्रति संवेदनशील बनाती ह।ै

•	 समन्वय सबंंधी समस्याए:ँ अनेक एजेंसियों के बीच 
कभी-कभी कार्यों का ओवरलैप और समन्वय की 
कठिनाई।

भारत द्वारा उठाए गए कदम
•	 सीमा अवसरंचना एवं प्रबंधन (BIM) योजना:  यह 

एक कें द्रीय क्षेत्र कार्यक्रम (2021–26) ह ै जिसकी 
लागत ₹13,020 करोड़ ह।ै इसका उद्देश्य भारत की 
अतंरराष्ट्रीय सीमाओ ंको सदुृढ़ करना ह।ै

	� इस योजना का फोकस सीमा सरुक्षा को बेहतर बनाने 
पर ह,ै जिसमें बाड़बंदी, सड़कें , फ्लडलाइट, सीमा 
चौकियाँ, हलेीपैड और फुट ट्रैक जैसी अवसंरचना 
का विकास शामिल ह।ै साथ ही, उन क्षेत्रों में 
तकनीक का उपयोग किया जाता ह ैजहाँ भौतिक 
बाड़बंदी संभव नहीं ह।ै
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•	 समग्र एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली (CIBMS): 
यह प्रणाली भारत-पाकिस्तान और भारत-बांग्लादशे 
सीमाओ ंपर वास्तविक समय की स्थिति जागरूकता को 
बेहतर बनाने एवं त्वरित प्रतिक्रिया सनुिश्चित करने हते ु
बनाई गई ह।ै

	� यह जनशक्ति, सेंसर, नेटवर्क , खफुिया जानकारी 
और कमांड-एडं-कंट्रोल प्रणालियों का एकीकरण 
कर सीमा निगरानी को सदुृढ़ करती ह।ै

•	 सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (BADP): इसका 
उद्देश्य भारत की अतंरराष्ट्रीय सीमाओ ं से 10 किमी 
के अदंर रहने वाले लोगों की जीवन स्थितियों में सधुार 
करना ह।ै

	� इसके अतंर्गत स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, जल, स्वच्छता 
और आजीविका जैसी आवश्यक अवसंरचना का 
विकास समन्वित सरकारी योजनाओ ंके माध्यम से 
किया जाता ह।ै

•	 सीमा सड़क सगंठन (BRO) की भूमिका: BRO 
सीमा और दरु्गम क्षेत्रों में रणनीतिक सड़कों, पलुों, सरंुगों 
तथा हवाई पट्टियों का निर्माण एवं रखरखाव करता ह ै
ताकि सैन्य और नागरिक दोनों आवश्यकताओ ंकी परू्ति 
हो सके।

	� अब तक BRO ने 64,100 किमी सड़कें , 1,179 
पलु, 07 सरंुगें और 22 हवाई पट्टियाँ भारत की सीमा 
क्षेत्रों एवं मित्र पड़ोसी दशेों में निर्मित की हैं।

•	 सीमा सरुक्षा बल (BSF) का अधिकार क्षेत्र विस्तार: 
BSF का अधिकार क्षेत्र 15 किमी से बढ़ाकर 50 किमी 
कर दिया गया ह।ै पश्चिम बंगाल में भमूि आवंटन से 
संबंधित निर्णय भी अतंिम रूप दिया गया ह।ै

•	 डिजिटल कनेक्टिविटी: सरकार भारतनेट जैसी 
परियोजनाओ ंके माध्यम से ग्रामीण और दरूस्थ क्षेत्रों में 
डिजिटल कनेक्टिविटी का विस्तार कर रही ह।ै

	� डिजिटल भारत निधि द्वारा वित्तपोषित भारतनेट 
सभी ग्राम पंचायतों तक ब्रॉडबैंड पहुचँाने का लक्ष्य 
रखता ह।ै

	� संशोधित भारतनेट कार्यक्रम के अतंर्गत शषे गाँवों 
तक कनेक्टिविटी का विस्तार किया जा रहा ह।ै

	� ऑफ़लाइन, बहुभाषी और सलुभ सवुिधाओ ंवाले 
डिजिटल शासन प्लेटफॉर्म का उपयोग डिजिटल 

विभाजन को कम करने तथा अतंिम छोर तक सेवा 
वितरण सनुिश्चित करने हते ुकिया जा रहा ह।ै

•	 जीवंत गाँव कार्यक्रम

	� जीवंत गाँव कार्यक्रम-I (VVP-I, 2023): उत्तरी 
सीमा के साथ अरुणाचल प्रदशे, हिमाचल प्रदशे, 
सिक्किम, उत्तराखडं और लद्दाख में 662 गाँवों का 
समग्र विकास।

	� जीवंत गाँव कार्यक्रम-II (VVP-II, 2025): 
15 राज्यों और 2 कें द्र शासित प्रदशेों में अन्य 
अतंरराष्ट्रीय सीमा क्षेत्रों के 1,954 गाँवों का 
विकास। इसका फोकस सीमा समदुायों के समग्र 
सामाजिक-आर्थिक उत्थान पर ह।ै

निष्कर्ष एवं आगे की राह

•	 भारत का सीमा प्रबंधन अब एक समग्र प्रणाली के रूप में 
विकसित हो रहा ह,ै जिसमें तकनीक, अवसंरचना और 
सामदुायिक विकास का संयोजन ह।ै

•	 आगे की दिशा में AI और उपग्रह-आधारित निगरानी का 
विस्तार, सीमा गाँवों में स्वास्थ्य, शिक्षा तथा आजीविका 
का विकास, सरुक्षा बलों और राज्य एजेंसियों के 
बीच समन्वय को सदुृढ़ करना, स्मार्ट एवं आत्मनिर्भर 
सीमा गाँवों को बढ़ावा दनेा, पड़ोसी दशेों के साथ 
क्षेत्रीय सहयोग को सदुृढ़ करना और हाइब्रिड साइबर-
भौतिक खतरों के विरुद्ध लचीलापन विकसित करना  
आवश्यक ह।ै

•	 स्मार्ट बॉर्डर पहल से एकीकृत, तकनीक-आधारित 
सरुक्षा तंत्र एक वर्ष के अदंर स्थापित होने की अपेक्षा ह।ै

Source  : IE

कोरियाई युद्ध की 75वी ंवर्षगांठ 

संदर्भ

•	 भारत के रक्षा मतं्री और कोरिया गणराज्य के मतं्री ने 
संयकु्त रूप से दक्षिण कोरिया में भारतीय यदु्ध स्मारक का 
उद्घाटन किया। यह कार्यक्रम कोरियाई यदु्ध की 75वीं 
वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया और इसमें 
भारतीय सैनिकों के योगदान को सम्मानित किया गया।
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कोरियाई युद्ध की पृष्ठभूमि

•	 द्वितीय विश्व यदु्ध के पश्चात, जापानी शासन के अधीन 
रहा कोरिया 38वें समानांतर पर विभाजित कर दिया 
गया।

•	 उत्तरी भाग सोवियत प्रभाव में आया और किम इल सुंग 
के नेततृ्व में उत्तर कोरिया बना।

•	 दक्षिणी भाग अमरेिकी प्रभाव में आया और सिंगमन री 
के नेततृ्व में दक्षिण कोरिया बना।

•	 दोनों सरकारों ने परेू कोरियाई प्रायद्वीप पर वैधता का 
दावा किया।

युद्ध की रूपरेखा

•	 उत्तर कोरियाई आक्रमण (1950): 25 जनू 1950 को 
उत्तर कोरियाई सेनाए ँ38वें समानांतर को पार कर दक्षिण 
कोरिया में घसु गई।ं

•	 सयुंक्त राष्ट्र की प्रतिक्रिया: सरुक्षा परिषद ने आक्रमण 
की निदा की और दक्षिण कोरिया को सैन्य सहायता की 
अनमुति दी।

•	 सयुंक्त राष्ट्र का प्रत्याक्रमण: संयकु्त राष्ट्र-नेततृ्व 
वाली सेनाओ ंने सफल इचंोन यदु्ध लड़ा। उत्तर कोरियाई 
सैनिकों को चीन की सीमा तक “प्रत्यावर्तित किया गया।

•	 चीनी हस्तक्षेप: चीन ने 1950 के अतं में यदु्ध में प्रवेश 
किया, क्योंकि उसे अपनी सीमा पर शत्रु सेना का भय 
था। चीनी सेनाओ ंने संयकु्त राष्ट्र की सेनाओ ंको दक्षिण 
की ओर धकेला, जिससे भारी हताहत और लंबा संघर्ष 
हुआ।

	� यदु्ध अतंतः मलू 38वें समानांतर के आसपास स्थिर 
हो गया।

	� 1953 में यदु्धविराम समझौते पर हस्ताक्षर हुए, परंत ु
कोई औपचारिक शांति संधि नहीं हुई। इस कारण 
दोनों कोरिया तकनीकी रूप से आज भी यदु्धरत हैं।

	� इस समझौते ने शत्रुता की समाप्ति और 2.5 मील 
चौड़े असैन्यीकृत क्षेत्र (DMZ) की स्थापना की।

प﻿्रमुख परिणाम

•	 कोरिया का स्थायी विभाजन—उत्तर कोरिया और दक्षिण 
कोरिया।

•	 शीत यदु्ध की सैन्य गठबंधनों का सदुृढ़ीकरण।

•	 परू्वी एशिया में अमरेिकी सैन्य उपस्थिति का विस्तार।

•	 वैश्विक राजनीति में चीन का एक महत्वपरू्ण सैन्य शक्ति 
के रूप में उदय।

भारत की भूमिका

•	 कूटनीतिक मध्यस्थता और शांति प्रयास: भारत ने 
निरंतर संघर्ष के शांतिपरू्ण समाधान की वकालत की 
और शीत यदु्ध के दौरान यदु्ध की वदृ्धि रोकने हते ुसंयकु्त 
राष्ट्र के माध्यम से कार्य किया।

•	 न्यूट्रल नेशंस रिपट्रिएशन कमीशन (NNRC) की 
अध्यक्षता: भारत ने NNRC की अध्यक्षता की, जो 
1953 के यदु्धविराम के बाद यदु्धबंदियों की वापसी और 
आदान-प्रदान की निगरानी हते ुजिम्मेदार था।

•	 कस्टोडियन फोर्स इडंिया (CFI) की तैनाती: भारत 
ने CFI भजेी, जिसने उन यदु्धबंदियों का प्रबंधन और 
संरक्षण किया जिन्होंने तत्काल वापसी से मना किया।

•	 मानवीय और चिकित्सीय सहायता: भारत ने 60वीं 
पैराशटू फील्ड एम्बुलेंस यनूिट तैनात की, जिसने यदु्ध 
के दौरान घायल सैनिकों और नागरिकों को चिकित्सीय 
उपचार एवं मानवीय सहायता प्रदान की।

Source: TH

संक्षिप्त समाचार

लोक लेखा समिति (PAC)

संदर्भ

•	 हाल ही में पनुर्गठित लोक लेखा समिति (PAC) की 
बैठक के. सी. वेणगुोपाल की अध्यक्षता में आयोजित 
हुई।

लोक लेखा समिति (PAC) के बारे में

•	 PAC संसद की सबसे परुानी वित्तीय समितियों में से एक 
ह,ै जिसका गठन 1921 में मांटेग्यू-चमे्सफोर्ड सधुारों के 
बाद किया गया था।

•	 इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं: 15 लोकसभा से और 
7 राज्यसभा से। परंपरा के अनसुार PAC का अध्यक्ष 
विपक्ष से होता ह।ै
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•	 समिति सरकारी व्यय की जाँच करती ह ैऔर सनुिश्चित 
करती ह ै कि संसद द्वारा स्वीकृत सार्वजनिक धन का 
उचित उपयोग हो।

•	 यह भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) 
द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों की भी समीक्षा करती ह।ै

•	 समिति उन वित्तीय अनियमितताओ ंकी भी जाँच कर 
सकती ह ैजिन्हें सरकार के संज्ञान में लाया गया ह ैलेकिन 
अभी तक उनका लेखा परीक्षण नहीं हुआ ह।ै

स्रोत: TH

भारत द्वारा इथियोपिया की WTO 
सदस्यता का समर्थन 

संदर्भ

•	 भारत और इथियोपिया ने जिनेवा में द्विपक्षीय प्रवेश 
प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए, जो इथियोपिया की विश्व 
व्यापार संगठन (WTO) में शामिल होने की प्रक्रिया का 
हिस्सा ह।ै

WTO सदस्यता प्रक्रिया

•	 WTO सदस्यता वह प्रक्रिया ह ै जिसके माध्यम से 
कोई गैर-सदस्य दशे WTO का सदस्य बनता ह।ै इसमें 
निम्नलिखित चरण शामिल हैं:

	� WTO को आवेदन प्रस्तुत करना।

	� दशे की व्यापार नीतियों की समीक्षा हते ु एक 
कार्यदल का गठन।

	� घरेल ू व्यापार और आर्थिक काननूों को WTO 
नियमों के अनरुूप बनाना।

	� वर्तमान WTO सदस्य दशेों के साथ बाज़ार-प्रवेश 
प्रतिबद्धताओ ंपर वार्ता।

•	 वार्ता परूी होने के पश्चात, सदस्यता की शर्तें WTO 
सदस्य दशेों द्वारा अनमुोदित की जाती हैं और आवेदक 
दशे द्वारा अनमुोदित की जाती हैं।

•	 इथियोपिया ने 2003 में WTO सदस्यता के लिए 
आवेदन किया था और वर्तमान में यह प्रक्रिया के उन्नत 
चरण में ह।ै

विश्व व्यापार संगठन (WTO)
•	 WTO एक अतंरराष्ट्रीय संगठन ह ैजो दशेों के बीच 

व्यापार नियमों से संबंधित ह।ै

•	 इतिहास: WTO, द्वितीय विश्व यदु्ध के बाद स्थापित 
सामान्य शलु्क एवं व्यापार समझौते (GATT) का 
उत्तराधिकारी ह।ै

•	 माराकेश समझौता: 1994 में 123 दशेों द्वारा 
हस्ताक्षरित, जिसके परिणामस्वरूप 1 जनवरी 1995 
को WTO की स्थापना हुई।

•	 मुख्यालय: जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड।

•	 सदस्य: WTO के 166 सदस्य दशे हैं।

•	 अधिदेश: इसका उद्देश्य मकु्त व्यापार को बढ़ावा दनेा 
ह,ै जो सदस्य दशेों द्वारा चर्चा और हस्ताक्षरित व्यापार 
समझौतों के माध्यम से किया जाता ह।ै

	� माराकेश समझौते की प्रस्तावना इस संगठन के 
विकासात्मक उद्देश्यों को प्राथमिकता दतेी ह।ै

स्रोत: PIB

मायोपिया महामारी

संदर्भ

•	 2050 तक लगभग 4.75 अरब लोग, अर्थात ्विश्व की 
लगभग आधी जनसंख्या, मायोपिक होने की संभावना 
ह।ै

	� भारत में शहरी बच्चों में मायोपिया की प्रचलन दर 
1999 में 4.44% से बढ़कर 2019 में 21.15% हो 
गई ह ैऔर अनमुान ह ैकि 2050 तक यह लगभग 
48% तक पहुचँ जाएगी।

मायोपिया के बारे में

•	 मायोपिया मखु्यतः एक अपवर्तक स्थिति ह ैजो आखँ 
की अत्यधिक अक्षीय लंबाई के कारण होती ह।ै

	� मायोपिक आखँ में अक्षीय लंबाई, अर्थात ्आखँ के 
आगे और पीछे के बीच की दरूी, अत्यधिक लंबी 
हो जाती ह।ै

	� परिणामस्वरूप, आने वाली प्रकाश किरणें रेटिना पर 
सीध ेकें द्रित होने के बजाय उसके सामने कें द्रित होती 
हैं, जिससे दरू की वस्तुए ँधुधंली दिखाई दतेी हैं।
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•	 उपचार: अवतल लेंस , चाह े चश्मे के रूप में हों या 
कॉन्टैक्ट लेंस के रूप में, का उपयोग फोकस को रेटिना 
पर वापस लाने और स्पष्ट दृष्टि बहाल करने हते ु किया 
जाता ह।ै

•	 चिताए:ँ जैसे-जैसे आखँ की अक्षीय लंबाई बढ़ती 
ह,ै आखँ के ऊतक—स्क्लेरा, कोरॉइड और रेटिना—
खींचाव एवं पतलेपन का शिकार होते हैं।

	� इससे रेटिना डिटैचमेंट, मायोपिक मकै्युलर 
डिजनरेशन, ग्लॉकोमा और प्रारंभिक मोतियाबिद 
बनने का जोखिम बढ़ जाता ह।ै

	� उच्च मायोपिया, जिसे सामान्यतः −6 डायॉप्टर या 
उससे अधिक के अपवर्तक त्रुटि के रूप में परिभाषित 
किया जाता ह,ै संभावित रूप से अपरिवर्तनीय दृष्टि 
हानि और अधंत्व से जडु़ा होता ह।ै

•	 रोकथाम: अनसुंधान से पता चलता ह ै कि अधिक 
समय तक बाहर रहना मायोपिया की प्रगति के जोखिम 
को कम कर सकता ह।ै

	� नियमित नेत्र परीक्षण विशषेकर विद्यालयी आय ुके 
बच्चों में अत्यंत महत्वपरू्ण हैं।

स्रोत: TH

शहरी ऊष्मा द्वीप (Urban Heat 
Island)

संदर्भ

•	 उत्तर और मध्य भारत में हाल ही में आई तीव्र हीट वेव 
ने शहरी ऊष्मा द्वीप (UHI) प्रभाव को लेकर चितंाए ँ
उजागर की हैं।

शहरी ऊष्मा द्वीप क्या है?

•	 शहरी ऊष्मा द्वीप (UHI) वह क्षेत्र ह ै जहाँ मानव 
गतिविधियों और अवसंरचना के कारण तापमान 
आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की तलुना में अधिक होता ह।ै

•	 UHI किसी क्षेत्र या पड़ोस में तापमान में छह डिग्री 
सेल्सियस तक का अतंर उत्पन्न कर सकता ह।ै

शहरी ऊष्मा द्वीपों के लिए जिम्मेदार कारक

•	 निर्मित पर्यावरण: शहरी निर्माण में प्रयकु्त सामग्री जैसे 
कंक्रीट और डामर ऊष्मा को अवशोषित एवं बनाए 
रखते हैं, जिससे स्थानीय तापमान बढ़ता ह।ै

•	 वनस्पति की कमी: शहरी क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों की 
तलुना में कम पेड़ और हरित क्षेत्र होते हैं, जिससे छाया 
एवं वाष्पोत्सर्जन का शीतलन प्रभाव घटता ह।ै

•	 मानव गतिविधियाँ: परिवहन, उद्योग और ऊर्जा खपत 
जैसी गतिविधियाँ वातावरण में ऊष्मा छोड़ती हैं, जिससे 
तापमान और बढ़ता ह।ै

•	 परिवर्तित सतही विशेषताए:ँ शहरीकरण में प्राकृतिक 
सतहों को कृत्रिम सतहों से बदल दिया जाता ह,ै जिससे 
सतह की परावर्तन क्षमता  और ऊष्मीय गणु परिवर्तित 
हो जाते हैं और ऊष्मा अवशोषण बढ़ता ह।ै
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चिंताएँ

•	 स्वास्थ्य जोखिम: हीट एग्जॉशन और हीटस्ट्रोक , 
विशषेकर कमजोर जनसंख्या में।

•	 ऊर्जा खपत: शीतलन की बढ़ी हुई मांग ऊर्जा खपत 
और संबंधित ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को बढ़ाती ह।ै

•	 जल प्रबंधन: UHI स्थानीय जल चक्र को बाधित 
करता ह,ै वाष्पीकरण दरों को बदलता ह ै और भजूल 
पनुर्भरण को कम करता ह।ै

स्रोत: DTE
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